भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 222

06 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न 
धान की खरीद के लिए अनुपयुक्त सुविधाएं
222. 
डा0 चंदन मित्रा: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि अनुपयुक्त खरीद सुविधाओं की वजह से चावल उत्पादक राज्यों में धान के अनेक किसानों को विगत दो वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के दौरान अपनी फसल मजबूरन औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो धान के लिए सरकारी खरीद सुविधाओं में कमी के क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार ने विशेषकर मध्य प्रदेश में मिल मालिकों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं जो अपने लाभ के लिए दबाव डालकर धान की कीमतें कम करवा देते हैं?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क):
जी, नहीं। 
(ख):
प्रश्‍न नहीं उठता। 

खरीद केंद्रों पर धान की सरकारी खरीद सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं:-
क.
खरीद केंद्रों पर खाद्यान्‍नों को साफ करने, सुखाने, बीनने तथा भारमापन सुविधा हेतु अवसंरचना 
उपलब्‍ध कराना।  
ख.    एक-समान मानदण्‍डों तथा न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के संबंध में अभियान चलाया जाता है, प्रचार 
किया जाता है तथा रेडियो, दूरदर्शन आदि पर विज्ञापन दिए जाते हैं तथा खरीद केंद्रों पर 
उपर्युक्‍त को दर्शाने वाले होर्डिंग लगाए जाते हैं।
ग.
किसानों को जागरूक बनाने के लिए उन्‍हें हैंडबिल/विवरण पत्र भी वितरित किए जाते हैं।
घ.
किसानों को आश्रय स्‍थान तथा पेयजल की सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जाती है। 
ङ.
जहां किसान तथा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, वहां किसानों को खरीद केंद्रों पर उपज लाने की 
तिथि तथा समय की सूचना एससमएस के माध्‍यम से भी दी जाती है।
च.
किसानों को इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान।
छ.
स्‍टॉक को अस्‍वीकार करने के कारण दर्ज करने हेतु रजिस्‍टर।

किसानों की सुविधा के लिए प्रमुख स्‍थानों पर मौजूदा मंडियों तथा डिपुओं/गोदामों के अलावा बड़ी 
संख्‍या में अस्‍थाई खरीद केंद्र भी खोले जाते हैं।
(ग):
विकेन्‍द्रीकृत खरीद वाला राज्‍य होने के कारण मध्‍य प्रदेश ने खाद्यान्‍नों की खरीद, संचलन तथा भंडारण के लिए कंप्‍यूटरीकृत पारदर्शी निगरानी प्रणाली हेतु ई-उपार्जन पहल  अपनाई है, जो किसानों के लिए अनुकूल है तथा मध्‍य प्रदेश में बिचौलियों तथा मिल-मालिकों के गठजोड़  को समाप्‍त करने में सहायक सिद्ध हुई है।

*******
